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विषय: किसानों द्वारा प्याज की आपात बिक्री
1793. श्री नीरज शेखरः
श्री रवि प्रकाश वर्माः
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मध्य प्रदेश में किसान बाजार सुविधओं की अनुपलब्ध्ता और केन्द्रीय सरकार की कृषि संबंधी नीतियों के कारण अपना प्याज 30 से 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने को मजबूर हैं जोकि उत्पादन लागत से बेहद कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के आत्महत्या कर रहे किसानों की दुर्दशा को नजरअंदाज किए जाने के क्या कारण हैं; और
(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में प्रस्तावित तात्कालिक सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)
(1) एवं (ख): जी नहीं। मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, मंडियों में किसानों द्वारा बेची गई अधिकतर प्याज प्रति क्‍विंटल 400 रूपए से 600 रूपए की कीमत के बीच होती है और राज्य में उचित विपणन सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
मध्य प्रदेश में 293 बड़ी विनियमित थोक कृषि उत्‍पाद मंडी समितियों (एपीएमसी)  का नेटवर्क कार्य कर रहा है जो एगमार्कनेट पोर्टल पर दिन प्रतिदिन के हिसाब से प्याज सहित विभिन्न कृषि जिंसों की कीमतों और मंडी में उनके आगमन की बाबत डेटा की रिपोर्ट करती हैं। पोर्टल पर मध्य प्रदेश में एपीएमसी द्वारा उपलब्‍ध कराए गए डेटा के अनुसार  1.11.2018 से मौजूदा मौसम में प्याज का मौजूदा औसत मॉडल मूल्‍य 483 रुपये से 1236 रूपए के बीच है। 
(ग) और (घ): सरकार देश में किसानों की आवश्‍यकताओं और अपेक्षाओं के प्रति अत्‍यधिक सतर्क और सक्रिय है।  सरकार किसानों के उत्थान और कल्याण के लिए अनवरत रूप से अनेकों कदम उठा रही है। सरकार ने आय-केंद्रक व्‍यवस्‍था पर विशेष ध्यान देकर कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा दी है जिसके तहत वह लक्षित वृद्धिकृत उत्पादन के दायरे को छोड़कर आगे बढ़ गई है। आय वृद्धि कार्यक्रम के तहत अधिक उत्पादकता पर ध्‍यान दिए जाने के साथ-साथ कृषि लागत में कमी और कृषि जिंसों पर पारिश्रमिक मूल्य दिलाए जाने पर जोर दिया जाता है ताकि किसान कृषि से अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सके। इस संबंध में, सरकार विभिन्न स्‍कीमें अर्थात मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) स्‍कीम, नीम लेपित यूरिया, परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्‍ट्रीय तिलहन और आयल पाम मिशन (एनएमओओपी), राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) और राष्‍ट्रीय कृषि विस्‍तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी) चला रही है ताकि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के साथ कृषि क्षेत्र के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्‍त किया जा सके। 
किसानों की ऋण संबंधी आवश्‍यकताओं के लिए महाजनों पर उनकी निर्भरता को कम करने तथा कर्जदार किसानों को राहत दिए जाने के प्रयोजनार्थ सरकार ने संस्‍थागत ऋण प्रवाह को बढ़ाने और कृषि कर्जों पर ब्‍याज दर घटाने के लिए कई कदम उठाएं हैं। ब्‍याज छूट स्‍कीम के तहत सरकार प्रति वर्ष 4 प्रतिशत छूट प्राप्‍त ब्‍याज की दर से किसानों को एक वर्ष के लिए 3 लाख रूपए तक का अल्‍पावधि ऋण उपलब्‍ध करा रही है बशर्त की वे 9 प्रतिशत सामान्‍य ब्‍याज दर पर ऋण का शीघ्र भुगतान कर दें। इस प्रकार शीघ्र भुगतान किए जाने की स्‍थिति में किसानों को प्रतिवर्ष ब्‍याज में 5 प्रतिशत की छूट प्राप्‍त होती है। 
इसके अतिरिक्‍त, जोखिम न्यूनीकरण के लिए फसलोपरांत जोखिमों सहित सभी चरणों में फसलों को बेहतर बीमा सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए सरकार ने खरीफ 2016 मौसम से एक फसल बीमा स्‍कीम अर्थात्‍ प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की है।
किसानों को बेहतर विपणन सुविधाएं उपलब्‍ध कराने के प्रयोजनार्थ सरकार ने अप्रैल 2017 में “कृषि उत्‍पाद और पशु विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2017” नाम से एक नए मॉडल अधिनियम को जारी किया है ताकि उसे राज्यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा अंगीकार किया जा सके। इस मॉडल अधिनियम के तहत किसानों को प्रतिस्पर्धी और पारिश्रमिक मूल्‍य पर अपने उत्‍पादों को बेचने में सहायता दिए जाने के प्रयोजनार्थ वैकल्‍पिक विपणन चैनलों की व्‍यवस्‍था की गई है। 
अल्प संसाधनों का ईष्‍टतम उपयोग करने तथा मूल्‍य एवं विपणन संबंधी अनिश्‍चितता को दूर करने के उद्देश्‍य से सरकार ने राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने के लिए ‘’ ------ राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र कृषि उत्‍पाद एवं पशुधन संविदा खेती एवं सेवाएं (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2018’’ नामक एक प्रगतिशील एवं सुविधात्‍मक मॉडल अधिनियम तैयार व मई, 2018 में जारी किया है। उक्‍त मॉडल संविदा खेती अधिनियम कृषि उत्‍पाद एवं पशुधन हेतु सेवा संविदा सहित उत्‍पादन पूर्व से फसल कटाई के बाद विपणन तक संपूर्ण मूल्‍य एवं आपूर्ति श्रृंखला को कवर करता है। 
किसानों द्वारा बेहतर मूल्‍य प्राप्‍त किए जाने के लिए समेकित कृषि-उत्‍पाद मूल्‍य श्रृंखला एवं प्राथमिक प्रसंस्‍करण के विकास को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्‍य से सरकार विभिन्‍न योजनाओं जैसे समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना-कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्‍प हेतु लाभकारी दृष्‍टिकोण (आरकेवीवाई-रफ्तार)और समेकित कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) उप-योजना के तहत भंडारण एवं शीतागार अवसरंचना सहित विपणन आधारभूत सुविधा के लिए सहायता प्रदान कर रही है। 
सरकार ने राष्‍ट्रीय  कृषि मंडी (ई-नाम) योजना का कार्यान्‍वयन किया है ताकि प्रतिस्‍पर्धात्‍मक ऑनलाइन बोली प्रणाली के माध्‍यम से किसानों को उनके उत्‍पाद के लिए लाभकारी मूल्‍य दिलाने के लिए पारदर्शी मूल्‍यों का पता लगाया जा सके। अब तक ई-नाम प्‍लेटफार्म के साथ 16 राज्‍यों और 2 संघ राज्‍य क्षेत्रों की 585 थोक विनियमित मंडियों को जोड़ा गया है। 
सरकार की किसान अनुकूल पहलों को मुख्‍य रूप से बढ़ावा देने और उनके लिए लाभकारी मूल्‍य सुनिश्‍चित करने के वास्‍ते अन्‍नदाता हेतु अपनी प्रतिबद्धता व समर्पण को ध्‍यान में रखते हुए सरकार ने ‘प्रधानमंत्री अन्‍नदाता आय संरक्षण अभियान’ (पीएम-आशा) नामक एक नई अंब्रेला स्‍कीम का अनुमोदन किया है। मूल्‍य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत निर्धारित खरीद एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कृषि उत्‍पाद की खरीद की जाती है। सरकार द्वारा कुछ फसलों के लिए एमएसपी अधिसूचित की जाती है। किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वर्ष 2018-19 फसल मौसम के लिए खरीफ और रबी फसलों हेतु उत्‍पादन लागत के कम से कम 150 प्रतिशत के स्‍तर पर एमएसपी में वृद्धि को अनुमोदित किया है। 
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